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No. and date 


Inued by 


Subject 


No. 


164 . No. 132- ITC (PN )/61, dated the 1st 

December, 1961. 


Ministry of Commerce & Industry 


Import of Spare parts of earth moving 
machincry [S. No. 65 (5) ( ii )(a )/ V ), from 
U .S.A , under the forthcoming D . L. F . 
Loan - October, 1961 – March , 1962 period , 


165 


No . 189-ITC (PN )/ 61 dated the 2nd 

December , 1961. 


Import of All other gracles of Sulpher 

[S . No . 25 (b ) / V ] from U . S.A , under the 
forthcoming D .L .F . Loan - October. 1961 – 
March , 1962 , licensing period . 


No. 134-ITC ( PN ) /61, dated the 2nd 

December, 1961. 


Import of Garage tools from U .S. A . under 

the forthcoming D .L . F, Loan - October, 
1961 -March , 1962 Kcensing period . 


166 


No, 185-ITC (PN )/61 , later the 4th 

December, 1961. 


Import of Copra or Coconut Kernel ($ . 

No. 38 / IV ) , during October, 1961 – 
March , 1962 licensing period . 


No. 186 -ITC (PN )/61, cated the 4th 

December, 1961 . 


Ban on Imports of Beta - Naphthylamine . 


167. 


Ministry of Finance 


No. F.25 (19 ).NS/61, dated the 6th 

December, 1961. 


Result of the Sixth draw of the Fivc- Year 

Prize Bondo. 


168 . 


Ministry of Commerce & Industry 


No. 137- ITC (PN )/61, dated the 8th 

December, 1961, 


Import policy for Copper wrought in the 

following formy viz ., rods, sections, pipes 
tubes, plates and sheets , including thesc 
cut to shape and size [s. No. 41 ( li )/ I]. 
and Brass, bronze and similar alloys, 
wrought including thc following viz ., 
wire, rod, section , sheet, plpe and tube 
and the following manufactures viz., rod 
and tubs cut to shape and size but 
excluding chemicals or imitation gold 
[S. No. 46 (C )/ 11. 


169. 


the 


13th 


Lok Sabha Secretariat 


No. 37 /1 /61. dated 

December, 1961. 


The President prorogues thc Lok Sabha . 


Coples of the Gazettes Extraordinary mentioned above 
Civil Line , Delhi, Indents ghould be subtgitted 01 to 
these Gazettes. 


will be supplied on Indent to the Manager of Publications, 
reach the Manager within ten days of the date of lgue of 
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PART Section 1 
Notifications relating to Non -Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India ( other than the Ministry of Defence ) and by 

the Supreme Court 


PRESIDENT S SECRETARIAT 


New Delhi, the 15th December 1961 
No. 60- PreA,/61. – The President is pleascd to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of 
the Central Reserve Police: 
Shri Nandi Krus Das, Company Commander, III 

Battalion , Cartial Reserve Police , Ajintr . 
Shri Pritam Singh , Jemadar, II Battalion , Central 

Reseryc Police , Ajmer . 
2 . These awards are maile for gilluntry under rulc 4 (i) of 
the rules governing the award of ihc Police Mecial and conse 
quently carry with them the special allowance aclivissible lo 
officers of and below the rank of Inspector of Police as 
provided in rulc (5 ). 

R . K . RAMADHYANI, Sccy . 


New Delhi, the 13th December 1961 
No . 11(4 )Met. /01. - The price of zinc payable to the Metal 
Corporation of India announced in Resolution No. 15 (159 
Met / 58 , (lated the 5th Decetubct, 1959 as amended in Resou 
lution No. 15 ( 1 )Met. /60 , dated thc 22nd April , 1961, will con 
tinue to remain in force till such time as the Corporation are 
able to stock -pile the zinc concentrates for refining in their own 
smelter the installation of which has already been licenscd 
under the Industrics (1) & R ) Act, 1911, or till the 31st March , 
1968 , whichever be carlicr . 

N . CHIDAMBARAM , Dy. Secy. 


New Delhi, the 11th December 1961 
No . SSI( A ) - 17 (4 ) /61,-- In the Ministry of Commerce and 
Industry Resolution No . SSI ( A ) -17 (4 ) /61, dated the 27th July , 
1961, under which the Small Scale Industries Board was re 
constituted , the following addition may be made: 
" 57 . Principal, Central Industrial Extension Training 
Institute , Hyderabad ." 

N . S. VAIDYANATHAN , Under Secy. 


LOK SABHA SECRETARIAT 


New Delhi, ille 15th December 1961 
No. F. 21 / 3 /61- 1 , - Suri Hoover Hynniewta , an elected Mem 
ber of Lok Sublia from Autonomous Districts — Rcserved 
Scheduled Tribes Constituency of Assam , hax resigned his scat 
in Lok Sabhit with cflect from llc 21111 October , 1961, 

P . K . PATNAIK , Dy. Sccy . 


- - 


MINISTRY OF SCIENTIFIC RESEARCH AND CULTURAL 

AFFAIRS 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

New Delhi, the 13th December 1961 
No. 4 (29 ) TEX ( C ) / 60 . – The Government ol India hereby 
dirert that the following further amendments be made in this 
Ministry of Coinmerce and Industry s Resolution No. 4 ( 29 ) TEX 
(C )/ 60, dated thic 27th January, 1961: 

The following may be substituted for the existing entries 
against serial Nos , 42 and 55 : 
" 42. Shri Govind Narain , Director-in - charge, Handloom 

Export Organisation and Handicrafts Development 
Corporation or fris nomince . 

. Meinber." 
" 55 . Shri J. C . Ryan ." 

. .. Memljer. 
1 . G . V . SUBRAHMANIAM , Under Secy. 


CORRIGENDUM 

New Delhi, the 11th December 1961 
In the inatter of the Charitable Endowments Act , 1890 . 

AND 
In the matter of the Indian Institute of Science. 

No, F .8 - 30 / 60 - 1 .6 . - In the Vesting Order dated 27th May. 
1909 made by the Governor Gencral in Counci by Notifica 
tion No . 188 published in the Gazette of India Part I on 
29th May, 1909 in Schedule A , in the descriptive part of item 
14 , Candy House on the Apollo Reclamation , Bombay, for 
" 188 - 8 / 9 squatc yards" , read " 529 -6 / 9 square yards" . 

A . B . CHANDIRAMANI, 
Dy. Educational Adviser ( Techi.). 
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ममिति की प्रमखसिफारिशों के सम्बन्ध में उनकेनिर्णय निम्नलिखित 


वैज्ञानिक अनुसम्मान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय 
नई दिल्ली, ५ सितम्बर, १९६१ 

संकल्प 
क्रमांक २० - ३२ / ६० १० - ६ .- इडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्ना 
लाजो खड़गपुर के विजिटर न सन् १६५६ में इंडियन रीट्यूट 
माफ टक्नालाजी ( खड़गपुर ) के अधिनियम १९५६ की धारा ६ 
उपधारा २ के अधीन एक समिति की स्थापना की थी । समिति 
का काम था १९५१ में इंस्टीट्यूट की स्थापना से लेकर अब तक 
की उस की प्रगति और उस के कार्य का पुनरीक्षण कर के इंस्टीट्यूट 
के आगे के विकास के लिये सिफारिश करना । ममिति के सभापति 
सर विलिस जैक्सन , निदेशक , अनुसन्धान एवं शिक्षा, मद्रोपालिटन 
विकर्स इलैक्ट्रिकल कम्पनी मैनचेस्टर , यु . के थे और निम्न 
लिखित व्यक्ति उस के सदस्य थे : - - 


प्रो० एम० मुजीब, 

उपकुलपति , जामिया मिलिया म्लामिया, नई दिल्ली । 
श्री डी० एल० देशपाण्डे, 

निदेशक, तकनीको शिक्षा , बिहार सरकार , मिन्द्रो । 
डा० प्रात्मा राम , 
निदेशक , जनरल ग्लास एण्ड मिरामिक रिमर्च न्स्टी 

ट् ट , कलकत्ता । 
श्री एस० रत्नम् , 

भूतपूर्व वित्त सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली । 
श्री जी० एन० वासवानी , सहायक शिक्षा सलाहकार 
( तकनीकी ) वैज्ञानिक अनसन्धान और सास्कृतिक - कार्य मंत्रालय, 
भारत सरकार ने समिति के उप सचिव के रूप में कार्य किया । 

समिति ने २६ जनवरो, १९५६ को अपनी रिर्ट दी । 
रिपोर्ट को स्टीट्यूट के बोर्ड आफ गवर्नर्स के पास उन की राय के 
लि भेज दिया गया था । रिपोर्ट पर और उस के सम्बन्ध में व्यक्त 
किये गये बोर्ड आफ गवर्नर्स के विचारों पर विजिटर ने ध्यानपूर्वक 
विचार किया और उन्होंने पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के 
बारे में मादेश देने की कृपा की है । 

पुनरोक्षण समिति का रिपोर्ट , उस पर व्यक्त कि इंस्टीट्यूट 
के बोर्ड आफ गवर्नर्स के विचार तथा विजिटर के निर्णय सार्वजनिक 
सूचना के लिये प्रकाशित कि जा रहे हैं । 

विजिटर, सर विलिस जैक्मन और उनके सहयोगियों द्वारा 
किये गये काम को प्रशंसा को यहां लेखबद्ध कर देना चाहते हैं । 


एक--- अनुवानों की सीमा (परा २८ ) 

समिति की यह लिफारिश कि सम्पूर्ण वार्षिक व्यय की सीमा 
निर्धारित की जाये , सिद्धान्ततः कृत की जाी है । स्टीट्यूट 
की योजना अन्तिम रूप से निश्चित हो जाने के बाद सरकार तृतीय 
प्रायोजन काल के लिये यह सीमा निर्धारित कर सकती है । 
दो - - साधनोपाय अमवान ( पैरा २६ ) 

स्टोटट कोम्पा । अनुदान देन को अपेक्षा मरकार को चाहिय 
कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष को समाप्ति के निकट उम की जरूरतों को 
जांच कर ले और हर साल मार्च में पालू वित्तीय वर्ष की आवश्य 
कतानों के अलावा अनुदान के रूप में धनराशि दे ी जाये । जिससे 
नये माल के लिए पहला अनुदान मिलने में समय कि इंस्टीट्यूट 
अपना खर्च चला सके । 
तीन - - तकनीकी विकास की प्रवृत्ति और प्रावश्यकतायें 

(पैरा ३० - ४३ ) 
इस बात पर ध्यान दिया गया कि बोर्ड आफ गवर्नर्स ने 
इस्टीट्यूट की शैक्षणिक परिषद में अनुरोध किया है कि वह भारतीय 
हलचलों के प्रसंग में एक टैक्नालाजिस्ट की शिक्षा 
के प्रश्न पर पूरी तरह विचार करे और विभिन्न विभागों को 
मलाहकार समितियों की राय में ठोस सुझाव दे । इस अध्ययन के 
निष्कर्षों में सरकार को अवगत कर दिया जाये । चूकि पुनरीक्षण 
समिति द्वारा उठायी गयो समस्यायें केवल इसी इंस्टीट्यूट से सम्बन्धित 
न हो कर देश भर की इंजीनियरी शिक्षा से सम्बद्ध हैं , अतएव , 
जैसा कि बोई का सुझाव है मामला अखिल भारतीय तकनीकी 
शिक्षा परिषद् को मापा जा सकता है । 
बार - - पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम (पैरा ४४ - ६२ ) 

पुनरोक्षण समिति की यह सिफारिश मान ली गयी कि केन्द्रीय 
संस्थानों के कार्यों में पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर प्रभावी सम्बन्ध स्थापित 
किया जाये जिस मे पारम्परिक सहयोग भी हो सके और काकी 
पुनरावृत्ति भी न हो । तदनुसार चार भारतीय तकनीकी इंस्टीट्यूट 
और डियन इंस्टीट्यूट आफ माइस, बगलौर के काम में समन्वय 
के लिये वज्ञानिक अनमन्वान और सास्कृतिक -कार्य के संघीय 
मंत्री को अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है । 

यह माना गया कि पोस्ट - प्रेजुएट कोर्म में प्रवेश के लिये व्याव 
हारिक शिक्षा का कोई कड़ा अनिवार्य नियम नहीं बनाया जाना 
चाहिये । 

स्टीट्यूट में नवीन पोस्ट -प्रेजुएट पाठ्यक्रम के निर्धारण के 
प्रश्न के विषय में पोस्ट- 

ग्रेट तकनीकी शिक्षा विषयक थेकर 
समिति को रिपोर्ट मिल जाने के बाद निर्णय किया आ सकता है । 
पांच - - प्रविधियों का प्रशिक्षण (पैरा ४५ - ४६ ) 

जैसा कि इंस्टीट्यूट के बोई आफ गवर्नर्स ने सुझाया है , 
प्रविधिज्ञों की ट्रेनिंग के प्रश्न पर विस्तृत जांच कराने की पुनरीक्षण 
ममिति की गिफारिश अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 
को सौंप दी जा सकता है । 
छ - भारतीय शैक्षणिक ढांचे में इंस्टीट्यूट का स्थान (पैरा 

५० - ५७ और ५६ - ६० ) 
इस बात पर ध्यान दिया गया कि बोई आफ गवर्नर्स ने स्टी 
ट्यूट की शैक्षणिक परिषद् से यह अनुरोध किया है कि वह पाठ्यक्रमों , 
अध्ययन की अवधि , अध्यापन ति ग्रादि को पूरी छानबीन करे 
और पुनरीक्षण मामिति द्वारा उठाये गये विभिन्न प्रश्नों के विषय में 
ठोस सुझाव दे । शैक्षणिक परिषद् की रिपोर्ट मिलने के बाद पूनरीक्षण 
ममिति की मिफारिशों पर विचार किया जायेगा । 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को एक प्रति सलग्नको 
सहित सभी राज्य सरकारों, सभी मुख्य प्रायुक्तों, उपराज्यपाल, 
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों , प्रधान मंत्री सचिवालय , राष्ट्रपति 
के निजो और मैनिक सचिवों, मंत्रिमंडलीय सचिवालय , निदेशक 
डियन इन्स्टीट्यट प्राफ टेक्नालाजी खड़गपुर और सर विलिम 
जैक्शन को भेज दी जाये । 

आदेश दिया जाता है कि सफल्प मार्वजनिक सूचना के लिये 
भारतीय गजट में प्रकाशित किया जाय । 


- - - . 


संस्थान की पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में इंडियन 
इन्स्टीट्यूट आफ टैग्मालाजी के विजिटर के निर्णय -१९५६ 

डियन न्स्टीट्यूट आफटक्नालाजी खड़गपुर के निकट पिजिटर 
को हैसियत से भारत के राष्ट्रपति ने १६५९ में नियुक्त - ट 
मी पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट और इंस्टीट्यूट के बोर्ड न 
द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर ध्यानपूर्वक विचार , " - है । 
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PART 1 - Sec. 1 


सावमिका 


सात -- सहकारी अनुसंधाम कार्यक्रम (पैरा ५८- ६१ ) 

इम पर ध्यान दिया गया कि इंस्टीट्यूट में होने वाले कार्य से 
विभिन्न विभागों के अनुसन्धान कार्यकर्ताओं को सूचित रखने के लिये 
कदम उठाये गये हैं । फिर भी विभागों में आपम में और ज्यादा 
सहयोग बढ़ाने के प्रश्न पर बोर्ड आफ गवर्नर्स और शैक्षणिक परिषद् 
विशेष ध्यान दे सकती है । 
पाठ - - प्रतिरिक्त सामग्री (पैरा ६३ ) 

इस पर ध्यान दिया गया है कि इंस्टीट्यूट के निदेशक वाणिज्यिक 
सामग्री के संभावित अनुपयोग के प्रश्न की जांच कर रहे हैं और इस 
विषय में उपयुक्त समय में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे । 
मी - प्रतविभागीय सहयोग (पैरा ६५ ) 

इस पर ध्यान दिया गया है कि इंस्टीट्यूट में एक अध्यापक 
संस्था है, जिस का उद्देश्य अन्तर्विभागीय विचार विमर्श और सहयोग 
के अवसर देना है । बोर्ड आफ गवर्नर्स ने शैक्षणिक परिषद् से 
अनुरोध किया है कि वह ऐसे कदम सुझाये जिन से यह अध्यापक 
संस्था एक प्रभावी संस्था बन सके । 
वस --विद्यार्थियों का प्रवेश - अण्डर प्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स 

(पैरा ६६ - ७५ ) 
पुनरीक्षण समिति की यह सिफारिश कि पोस्ट ग्रेजुएट स्तर 
पर विद्यार्थियों की संख्या जल्दी ही बढ़ाकर ४०० कर दी जाय 
स्वीकृत की गयी । इस पर ध्यान दिया गया कि बोर्ड प्राफ गवर्नर्स 
ने शैक्षणिक परिषद् से इस बात का अनुरोध किया है कि वह इस 
विषय में सुझाव दे और पुनरीक्षण समिति की इस सिफारिश से 
सहमति प्रकट की है कि और अधिक विस्तृत परिमाण में अल्पकालिक 
कोर्स चलाये जायें । 

जहां तक अण्डर ग्रेजुएट कोर्स के प्रथम वर्ष में प्रवेश का सम्बन्ध 
है उनकी संख्या धीरे धीरे घटाकर ३२० की जा सकती है, जिस से 
कि अण्डर ग्रेजुएट विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या उस समय 
१६०० तक ही सीमित हो जाये , तब पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों 
की अधिकतम संख्या बढ़कर ४०० हो जायेगी । 

पूरे २००० विद्यार्थियों को प्रवेश देने की व्यवस्था करने के 
लिये २०० विद्यार्थियों के लिये अतिरिक्त होस्टल - आवास का 
निर्माण किया जा सकता है । 

अण्डर ग्रेजुएट स्तर के सभी चालू कोर्स इंस्टीट्यूट में ही चालू 
रखे जा सकते हैं । विभिन्न कोसों में ३२० सोटों का वितरण 
इंस्टीट्यूट की शैक्षणिक परिषद् की सलाह से बोर्ड आफ गवर्नर्स 
केन्द्रीय सरकार से पूर्व सहमति प्राप्त कर के कर सकता है । 
ग्यारह -- प्रखर प्रेजुएट विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का 

हंग (पैरा ७७ ) 
छात्रवृत्ति की विशेष परीक्षायें चालू रखी जा सकती हैं लेकिन 
योग्यता -व -गरीबी के आधार पर दी जाने वाली ३७ . ५० रुपये 
प्रति माह की ( अर्ध छात्रवृत्ति ) कुल छात्र संख्या के पन्द्रह प्रतिशत 
छात्रों को प्रवेश परीक्षा में उनके परिणामों के आधार पर दी जा 
सकती है । केवल योग्यता के आधार पर कुल संख्या के दस प्रतिशत 
विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां योग्यता सम्बन्धी विशेष 
परीक्षाओं के आधार पर चालू रखी जा सकती हैं और इसी प्रकार 
योग्यता -व -गरीबी के प्राधार पर दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में से 
बची हुई छात्रवृत्तियां भी दी जा सकती हैं । शैक्षणिक परिषद् इस 
समस्या का तुरन्त विस्तृत अध्ययन कर सकती है । 
बारह - - विद्यार्थियों के प्रवेश की कटौती के कारण कर्मचारियों की 

___ संख्या में कटौती (पैरा ७८ ) 
विभिन्न कोसों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या निश्चित 
हो जाने पर बोर्ड आफ गवर्नर्स तुरन्त ही कर्मचारियों की आवश्यकता 
पर विस्तृत रूप से विचार कर सकता है । 


तेरह -- प्रविधिज्ञों का प्रशिक्षण ( पैरा ७६ -८३ ) 

बोर्ड आफ गवर्नर्स का यह सुझाव कि प्रविषिशों की प्रशिक्षण 
सुविधाओं के अपर्याप्त होने के बारे में पुनरीक्षण समिति की अभ्यक्ति 
केन्द्रीय सरकार के पास भेज दी जाय , मान लिया गया है । यह भी 
विदित हुआ है कि सरकार पहले ही इस प्रश्न पर विचार कर 
रही है । 
चौधह - - संस्था के अहाते में दी जाने वाली सुविषायें (पैरा८४ - ८५, 

८७ - ८६ , ९० और १२) 
संस्था के अहाते में और अच्छी मुविधायें देने सम्बन्धी पुनरीक्षण 
समिति की निम्नांकित सिफारिशों सिद्धान्ततः स्वीकार की गई हैं :---- 

( एक ) पूरी सामग्री से युक्त एक अस्पताल का निर्माण 
( दो ) इलैक्ट्रिक मेन्स सिस्टम का पुनर्योजन 
( तीन ) स्थायी जल -संभरण योजना को शीघ्र कार्यान्वित 

करना 
( चार ) विद्यार्थियों के लिये एक आच्छादित क्रीड़ा -मण्डप 

और एक जिमखाना भवन का निर्माण तथा 

और अधिक खेल के मैदानों की व्यवस्था करना 
( पांच ) एक उपयुक्त बाजार का निर्माण 
( छः ) प्रत्येक निवास हाल के पास एक आच्छादित 

साइकिल स्टैण्ड का निर्माण 
( सात ) निवास हालों के पास भोजनालय के कर्मचारियों 

और रूम ब्वायज के लिये क्वार्टरों का निर्माण । 
इंस्टीट्यूट से इन के बारे में पाये हुए प्रस्तावों की विस्तृत 
जांच कर के केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन से समुचित धन राशि 
दे सकती है । 
पन्द्रह - - कर्मचारियों के बच्चों के लिये शैक्षणिक सुविधायें 

(पैरा ८६ ) 
पुनरीक्षण समिति की यह सिफारिश मान ली गई है कि 
इंस्टीट्यूट में काम करने वाले उन कर्मचारियों के बच्चों के , जिन की 
मातृभाषा बंगला नहीं है और जो खज़गपुर के स्कूलों में पढ़ते हैं , 
आवागमन के खर्च में इंस्टीट्यूट अर्थ सहायता दे । 
सोलह - - इंस्टीट्यूट को भवनों के लिये विया जाने वाला रखरखाव 

अनवान ( पैरा ६१ ) 
पुनरीक्षण समिति की यह सिफारिश मान ली गई है कि 
इंस्टीट्यट को सी० पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा स्वीकृत मानक प्रति 
शतकों के आधार पर भवनों के लिये रखरखाव अनुदान दिया जाये 
और उसे इस बात की भी इजाजत दी जाय कि उस पर होने वाली 
बचत को वह अहाते में छोटे - मोटे सुधार के कामों में खर्च कर 
सके । 
सत्रह - - निवास के लिये क्वार्टरों का निर्माण 

विभिन्न कोसों में प्रवेश के प्रश्न के बारे में निश्चय हो जाने 
पर और फलतः कर्मचारियों की संख्या के विषय में भी निश्चय 
हो जाने पर तुरन्त ही इस बात की विस्तृत समीक्षा की जा सकती 
है , कि कर्मचारियों के लिये कुल कितने निवास स्थानों की पाव 
श्यकता है । तब तक जहां आवास की अत्यधिक तंगी हो ऐसे 
स्थानों पर पहले से प्रायोजित श्रेणियों के क्वार्टर सरकार से मिली 
हुई धन राशि के अन्तर्गत बनाने का काम चालू किया जा सकता 


प्रठारह --- कर्मचारियों औरविद्यार्थियों का सम्बंध (परा६४-६८ ) 

वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में बोर्ड आफ गवर्नर्स की बातें 
मान ली गई । फिर भी कर्मचारियों और विद्यार्थियों के बीच 
अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने के लिये सभी संभव कदम 
उठाये जा सकते हैं । जैसा कि सुझाया गया है, ट्यूटरों की योजना 
को इंस्टीट्यूट में जांच के लिये लागू किया जा सकता है । 
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उनीस - परीक्षायें (पैरा १०२ ) 

बोर्ड आफ गवर्नर्स शैक्षणिक परिषद् से यह कह सकता है 
कि वह ( १ ) परीक्षा में पूछे गये प्रश्न और विद्यार्थियों द्वारा 
दिये गये उन प्रश्नों के उत्तरों की लगातार जांच करती रहे जिससे 
परीक्षाओं का लांचा एक जसा प्राम ढांचा न बनने पाये और 
( २ ) समय समय पर इन परीक्षाओं को कारगर बनाये रखने 
के उपायों पर विचार करती रहे जिससे परीक्षायें विद्यार्थियों की 
प्रगति और उनकी योग्यता के प्राकलन का प्रभावी माध्यम बनी 
रहें । 
बोस --व्यावहारिक प्रशिक्षण (पैरा १०३ ) 

जैसा कि पुनरीक्षण समिति ने सुझाया है, अण्डर ग्रेजुएट स्तर 
पर ही विद्यार्थियों की वैज्ञानिक शिक्षा के और अधिक विस्तृत 
और मजबूत आधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान 
परिस्थितियों में पाठ्यक्रम में और ज्यादा व्यावहारिक प्रशिक्षण 
( इंस्टीट्यट के बाहर ) रखने के लिए कोई कार्यवाही न की जाए । 
इक्कीस - - अंशकालिक शिक्षा और कर्मचारियों का तत्सम्बद्ध 

प्राविधिक प्रशिक्षण (पैरा १०४ ) 
कमचारी अधिकाधिक प्रभावी रूप में काम कर सके , इस के 
लिये उन्हें साधन - सम्पन्न बनाने के लिये इंस्टीट्यूट भरसक प्रयत्न 
कर सकती है । इंस्टीट्यूट कुछ उद्देश्यों को लेकर काम कर रही 
है, जो उसे उच्च स्तर पर पूरे करने हैं और इसलिये यह कोई ऐसी 
जिम्मेदारियां अपने ऊपर नहीं लाद सकती, जो उसके उद्देश्य से 
मेल न खाती हों । इसे ध्यान में रखते हुए ही इंस्टीट्यूट में पहले 
से ही चल रहे दो पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त कोई अन्य औपचारिक 
पाठ्यक्रम चाल करने का निर्णय किया जा सकता है । 
बाइस --विभागीय सलाहकार समितियां (पैरा १०५ ) 

विभागीय सलाहकार समितियां प्रति वर्ष एक से अधिक बार 
मिल सके , इस दष्टि से शैक्षणिक परिषद् इन समितियों को फिर 
से निर्मित कर सकती हैं और उनके लिये ऐसे सदस्यों को चन 
सकती हैं जो समिति की बैठकों में आने के लिये समय निकाल 
सकते हों । निदेशक सभी समितियों का पदेन सदस्य बन सकता 
है और प्रत्येक दूसरे विभागों का एक वरिष्ठ कर्मचारी भी जो 
किसी विशेष विभाग के कार्यों में रुचि रखता हो , विभागीय सलाह . 
कार समितियों का सवस्य बन सकता है । इन सलाहकार समितियों 
के कार्यों का और भी अच्छी तरह से निरूपण किया जा सकता 


( ५ ) एलेक्ट्रानिक्म और तत्सम्बद्ध सामग्री के रखरखाव 

की जिम्मेदारी एक सेण्ट्रल इन्स्ट्रमेंट सर्विस सेक्शन 
को सौंपी जा सकती है । इंस्टी यूट द्वारा इस 
सेक्शन का निर्माण उपयुक्त रूप से निर्मित एक 
अन्तविभागीय समिति की देखभाल में किया जा 

सकता है । 
( ६ ) एक ममिति द्वारा मानविको के वर्तमान पा यक्रमों 

का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये और कारों के 
ततीय और चतुर्थ वर्षों में मानविकी के लिये अधिक 
ममय दिया जाना चाहिए । पाठ्यक्रम ममिति से 
यह विशप अनुरोध करना चाहिये कि वह विज्ञान 
और टैकनोलाजी के इतिहास का पाठ्यक्रम तैयार 
करे और स्टीट्युट अपने सुयोग्य कर्मचारियों को 
इस काम के लिये पुस्तकें तैयार करने का काम 

सौंप सकता है । 
( ७ ) मानविकी विभाग को प्रोजेक्ट रिपोर्ट , अनसंधान 

पत्र तैयार करने तया मामान्य रिपोर्ट लेखन के 

काम में शिक्षण और मार्गदर्शन देना चाहिए । 
( ८ ) मानविकी के अध्यापकों के भाषणों की विभिन्न 

भागों में प्रतिदिन की पुनरावृत्ति बन्द की जानी 

चाहिए । 
( ६ ) वर्तमान भवन के नये भाग के बन जाने पर मानविकी 

विभाग के लिये अधिक स्थान देने के प्रश्न पर 

विचार किया जाना चाहिए । 
( १० ) अंकों की गणना करने वाली एक मशीन उसके 

पूजों को खीद कर बनाई जानी चाहिए । मशीन 

विदेश से नहीं मंगवाई जानी चाहिए । 
( ११ ) जब नया फाउण्ड्रो सेक्शन , गैस टरबाइन सेक्शन 

और नया केजर बोयलर पूरी तरह काम शुरू कर दें , 
तब मैकेनिकल इंजीनियरी के विभाग का आपरेटिंग 

अनुदान समुचित रूप से बढ़ा दिया जाना चाहिए । 
( १२ ) भौतिको विभाग में थ्योरिटिकल और सौलिड स्टेट 

भौतिकी के सहायक प्राध्यापक का एक स्थान और 

बना देना चाहिये । 
( १३.) यह माना जाता है कि भविष्य में लाइबेरी के लिये 

एक अलग भवन की आवश्यकता है । परन्तु इस 

समय वर्तमान स्थान पर्याप्त है । । 
( १४ ) मुख्य पुस्तकालय में स्थान की मांग को कम करने 

के लिये विभागीय पुस्तकालयों में और अधिक 

पुस्तकें रखी जा सकती है । 
गणित विभाग के मम्बन्ध में पुनरीक्षण समिति को निम्न 
लिखित सिफारिशे पहले विभागीय सलाहकार समिति और शैक्षणिक 
परिषद के पास उन के विचार जानने के लिये भेजी जा सकती हैं । 
( १ ) वर्तमान “ ईज एनालोग गणना- मशीन और 

प्रस्तावित अंकों वाली गणना - मशीन को रखने के 
लिये एक कम्पूटेशन प्रयोगशाला स्थापित की जा 

सकती है । 
( २ ) सटिस्टिक्स सैक्शन को स्वोकृत स्थान के अन्दर और 

अधिक स्थान दिया जाना चाहिए और उसके कार्य 

के लिये पर्याप्त कर्मचारी लगाये जाने चाहिये । 
( ३ ) यह विभाग अन्य विभागों को स्टेटिस्टिक्स और 

कम्पूटेशन के बारे में जो अधिकाधिक सेवाये करेगा , 
उनको ध्यान में रख कर इस विभाग तथा और अन्य 
विभागों के बीच वार्षिक आपरेटिंग बनदान को 
समुचित रूप में स्थिर किया जाना चाहिए , और 


तेइस-- - इंस्टीट्यूट के विभाग (पैरा १०६ - १२३ ) 

विभिन्न विभागों के सम्बन्ध में पुनरीक्षण समिति द्वारा की 
गई निम्नलिखित सिफारिशें स्वीकृत की गई : - - 
(१ ) सिलिकेट टेक्नोलाजी और कागज टेकनोलाजी की 

पोस्ट ग्रेज एट कक्षायें प्रारम्भ नही की जानी 

चाहियें । 
( २ ) न्यूक्लीयर रसायन सम्बन्धी अल्पकालिक परिचयात्मक 

पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रश्न पर आणविक शक्ति 

विभाग से परामर्श करके निर्णय करना चाहिये । 
( ३ ) डिपार्टमेण्ट आफ कैमिकल इंजीनियरग के वर्तमान 

कार्यकलाप को संगठित रूप देने के बाद ही पेट्रोल , 
रसायन टैकनोलाजी और कोयला रसायनिक 
टेकनोलाजी के कोर्स शुरू करने के प्रश्न की जांच 
करनी चाहिये । 
सिविल इंजीनियरी के लिये तीन वर्ष तक के लिये 

राज्य और केन्द्रीय सेवाओं में इंजीनियरी का काम 
करने वाले इंजीनियरों की सेवायें उधार ली जानी 
चाहिये । 
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( ४ ) स्टेटिस्टिक्स और कम्पूटेशन को गणित विभाग में से 

अलग नहीं किया जाना चाहिये । 
स पर ध्यान दिया गया कि कृषि इंजीनियरी विभाग की 
सलाहकार समिति ने विभाग के कार्यों पर एक रूप सन्तोष प्रकट 
किया है । सलिये यह आवश्यक नहीं समझा जाता है कि बोर्ड 
सलाहकार समिति में विभाग के उद्देश्य और उसके कार्य के स्तर का 
पुनरीक्षण करने के लिये कहें । 

आर्किटेक्चर एण्ड रीजनल प्लनिंग विभाग के काकीकाट 
छोट न की जाए । स पर ध्यान दिया गया कि विभाग के कार्यों के 
समेकन के प्रयोजन से उसको आवश्यकताओं की जांच की जा रही 


जैसा कि पुरन पुनरीक्षण समिति ने सिफारिश की है, बिजली 
इंजीनियीविभाग और एलेक्ट्रानिक्स तथा एलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन 
से संबद्ध विभाग को परस्पर बिठाने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
फिर भी बोर्ड आफ गवर्नर्स स बात पर विचार कर सकता है कि 
इलेक्ट्रानिक्स और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन विभाग के कुछ कर्म 
चारियों का बिजली इंजीनियरी विभाग के लिये कहाँ तक उपयोग 
किया जा सकता है । 

बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों के प्रकाशन 
में केवल आर्किटेक्चर एण्ड मेरीन इंजीनियरी विभाग इंस्टीट्यूट 
में पहले की तरह ही चालू रह सकता है । 

इंस्टीट्यूट के अध्यापकों को पुस्तकालयका करने के लिये 
न कहा जाय और जैसा कि बोर्ड द्वारा सलाह दी गई है एक उप 
पुस्तकाध्यक्ष का पद बनाया जा सकता है । 

पुन क्षण समिति ने पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के कुछ वर्तमान 
पा यक्रमों के हटाने और कुछ नये पा यक्रम चालू रख के संबंध 
में अनेक सिफारिशें की हैं । इन सिफारिशों पर इंजीनियरी में स्ट 
ग्रेजुएट शिक्षा और अनुसंधान सम्बन्धी थेकर समिति की रिपोर्ट 
मिल जाने के बाद निर्णय किया जा सकता है । 

पुनरीक्षण समिति ने प्रत्येक विभाग के लि उसके संगठन 
और भावी विकास के लिये प्रावश्यक अतिरिक्त भवनों, सामग्री , 
कर्मचारियों और प्रापरेटिंग व्यय प्रादि के सम्बन्ध में विशिष्ट 
सिफारिशें की हैं । बोर्ड आफ गवर्नर्स ने इन प्रस्तावों को समर्थन किया 
है । उन्हें सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया जाता है । परन्तु यह शर्त 
है कि अपेक्षित विकास सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट को प्रदान की जाने 
वाली धनराशि में ततीय पंचवर्षीय प्रायोजन के काल में ही पूरे 
किये जायें । 

ए . बी . चण्डीरमानी, 
उप शिक्षा सलाहकार (तक की ) 


३. मुख्य अभियन्ता तथा पदेन संयुक्त सचिव, 
. भारत सरकार, सिंचाई औरबिजली मंत्रालय 
४. उप -सचिव ( समन्वय ) सिंचाई और बिजली 

मंत्रालय 
५. उप वित्त सलाहकार , सिंचाई और बिजली 

मंत्रालय 
६. सलाहकार , सिंचाई और बिजली, योजना 
___ कमीशन . . . . 
७. सलाहकार, सिंचाई , सामुदायिक विकास तथा 

सहकार मंत्रालय ( सामुदायिक विकास 

विभाग ) . . . 
८. सिंचाई सलाहकार, खेती विभाग, खुराक 

और खेती मंत्रालय . . 
६. सदस्य ( अभिकल्प और खोज ), केन्द्रीय पानी 

और बिजली कमीशन . . 
१०. सदस्य ( पन -बिजली ), केन्द्रीय पानी और 

बिजली कमीशन . . . 
११. सवस्य ( उपयोजन ), केन्द्रीय पानी और बिजली 

कमीशन . . . 
१२. सदस्य (वाणिज्यीय) , केन्द्रीय पानी और 

__ बिजली कमीशन . . . 
१३. मुख्य अभियन्ता, बाढ़ ( प्रायोजन तथा अभि 

कल्प ), केन्द्रीय पानी और बिजली 

कमीशन . . . 
१४. मुख्य अभियन्ता , बाढ़ ( भ -पड़ताल ) , केन्द्रीय 

पानी औरबिजली कमीशन . . 
१५ मुख्य अभियन्ता , फरक्का बैराज योजना . 
१६. मुख्य अभियन्ता (सिविल ), दामोदर घाटी 

निगम . . . . 
१७. मुख्य बिजली अभियन्ता, दामोदर घाटी निगम 
१८. महाप्रबन्धक और सचिव , दामोदर घाटी 

निगम , एंडरसन हाउस , अलीपुर, कलकत्ता 


१६. मुख्य अभियन्ता (सिंचाई ), गुजरात , अहमदा . 


सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय 
नई दिल्ली , १० नवम्बर, १९६१ ( ६० ) 

संकल्प 
सं० १ ( १)/ ६० पालिसी --पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की 
दृष्टि से तथा बम्बई राज्य के महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में 
विभाजन के कारण, भारत सरकार, सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय 
के संकल्प सं० २४ ( २ ) / ५४ - एडम दिनांकित १३ अक्तूबर , 
१६५४, समय समय पर यथा संशोधित , के अन्तर्गत निर्मित 
"सिंचाई तथा बिजली सेमिनार की समन्वय समिति " तथा 
"मंत्रियों का समन्वय बोर्ड " का पुनर्गठन इस प्रकार किया जाता 


२०. मुख्य अभियन्ता (सिंचाई योजनायें ) गुजरात 
२१. तकनी की सदस्य, गुजरात राज्य बिजली बोर्ड 
२२ . मुख्य अभियन्ता (सिंचाई ), उत्तर प्रदेश . 
२३. मुख्य अभियन्ता (पन-बिजली ), उत्तर प्रदेश 

राज्य बिजली बोर्ग , लखनऊ . . 
२४. सर्वोपरि- अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर 

प्रदेश . . . . 
२५. मुख्य अभियन्ता (सिंचाई ), मुनीराबाद 

__ (मैसूर ) . . 
२६. मुख्य अभियन्ता, मैसूर राज्य बिजली बोर्ड 
२७. मुख्य अभियन्ता, सामान्य और सिंचाई, केरल 
२८. अभियांत्रिक सदस्य , और अध्यक्ष, केरल राज्य 

बिजली बोर्ड , केरल 


सिंचाई तथा बिजली सेमिनार की समन्वय समिति : 

१. अध्यक्ष, केन्द्रीय पानी और बिजली कमीशन अध्यक्ष 
२. भारत सरकार के संयुक्त सचिव, सिंचाई और 

बिजली मंत्रालय . . . सदस्य 


२६. मुख्य अभियन्ता (सिंचाई ) , मद्रास 
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३०. अभियन्ता सदस्य तथा मुख्य अभियन्ता 

(बिजली ), मद्रास राज्य बिजली बोर्ड . सदस्य 
३१. मुख्य अभियन्ता (सिंचाई ), मध्य प्रदेश . 
३२. तकनीकी सदस्य , मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड 
३३. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, ( उत्तर ) बिहार . 
३४. मुख्य अभियन्ता,बिहार राज्य बिजली बोर्ड । 
३५. मुख्य अभियन्ता, कोसी योजना , बिहार . 
३६. मुख्य अभियन्ता , गंडक तथा सोन बैराज, 

योजना, बिहार 
३७. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन ), सिंचाई -कार्य 

पंजाब . 
३८. अध्यक्ष, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड 
३६. महाप्रबन्धक , भाखड़ा बांध योजना 
४०. महाप्रबन्धक , ग्यास बांध योजना 
४१. मुख्य अभियन्ता, सिंवाई, उड़ीसा 
४२. मुख्य अभियन्ता ,बिजली, उड़ीसा 
४३. मुख्य अभियन्ता , हीराकुड बांध योजना . 
मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, प्रांध्र प्रदेश , सिंचाई 
सलाहकार और परामर्शदाता अभियन्ता , 
मांध्र प्रदेश . . . वैकल्पिक 

सदस्य 
४५. मुख्य अभियन्ता (बिजली ), प्रांध्र प्रदेश . सदस्य 
४६ . मुख्य अभियन्ता, नागार्जुनसागर नहरें, 

मांध्र प्रदेश . . . 
४७. मुख्य अभियन्ता,सिंचाई, काश्मीर . 
४८. मुख्य अभियन्ता,सिंचाई , जम्मू . . 
४६. मुख्य अभियन्ता , बिजली , जम्मू मौर 

काश्मीर . . . 
५०. मुख्य अभियन्ता ,सिंचाई पश्चिमी बंगाल . 
५१. बिजली अभियन्ता- सदस्य , पश्चिमी बंगाल 

राज्य बिजली बोर्ड 
५२ . विशेष मुख्य अभियन्ता, श्रावथी घाटी योजना, 

करगल . . . . 
५३. मुख्य अभियन्ता,सिंचाई, राजस्थान 
५४. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य बिजली बोई 
५५. मुख्य अभियन्ता, राजस्थान नहर . 
५६. मुख्य अभियन्ता, राणा प्रताप सागर बांध 

___ योजना, राजस्थान 
५७. मुख्य अभियन्ता (सिंचाई), महाराष्ट्र . 
५८. मुख्य अभियन्ता (सिंचाई योजनायें ), महाराष्ट्र 
५६ . मख्य अभियन्ता, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड 
६०. मुख्य अभियन्ता , कोयना योजना 
६१. मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई 

स्कन्ध ( जन कर्म विभाग ) असम . 
६२ . मुख्य बिजली अभियन्ना और अभियन्ता- सदस्य 

असम राज्य बिजली बोर्ड 
६३. सदस्य ( प्रायोजन तथा पड़ताल ) , केन्द्रीय 

पानी और बिजली कमीशन . . सदस्य- सचिव 


मंत्रियों का समन्वय बोर्ड : 
१ . सिंचाई औरबिजली के संघीय मंत्री 

अध्यक्ष 
२ . सिंचाई औरबिजली के संघीय उपमंत्री 
३. खेती के संघीय उपमंत्री 
४. सिंचाई और बिजली के अधिकर्तामंत्री (-गण ), 

बिहार . . . 
५. सिंचाई और बिजली के मंत्री ( गण ), पंजाब 
६ . सिंचाई और बिजली के मंत्री (-गण ), राज 

स्थान . . 
७. सिंचाई और बिजली के मंत्री (- गण ), उत्तर 

प्रदेश . 
८. सिंचाई और बिजली के मंत्री (-गण ), 

महाराष्ट्र . 
8. जनकार्य विभाग (सिंचाई और बिजली ) के 

___ मंत्री (- गण ) , गुजरात 
१०. जनकार्य (सिंचाई और बिजली ) के मंत्री 

( - गग ), मध्य प्रदेश 
११. जनकार्य (सिंचाई और बिजली ) के मंत्री 

( गण ) , मैसूर . . . 
१२. सिंचाई तथा जलमार्ग के मंत्री (-गण ) , 

___ पश्चिमी बंगाल . . . 
१३. बिजली, और सिंचाई के मंत्री ( गण ) , मद्रास 
१४. सिंचाई और बिजली के मंत्री, जम्म और 

काश्मीर . . . 
१५. प्रायोजन तथा विकास और बिजली के 

अधिकर्ता मंत्री ( गण ) , असम . 
१६. सिंचाई और बिजली के मंत्री , आंध्र प्रदेश . 
१७. कार्य, सिंचाई औरबिजली के मंत्री, उड़ीसा 
१८. सिचाई और बिजली के मंत्री ( गण ), केरल 
सचिव , भारत सरकार, सिंचाई और बिजली 

मंत्रालय . . . सचिव 
अध्यक्ष , केन्द्रीय पानी औरबिजली कमीशन अतिरिक्त 

सचिव 
सदस्य ( आयोजन तथा पड़ताल ), केन्द्रीय 

पानी औरबिजली कमीशन . . संयुक्त सचिव 
सदस्य ( पनबिजली ), केन्द्रीय पानी और संयुक्त 
बिजली कमीशन 

सचिव । 


प्रादेश 
प्रादिष्ट कि यह संकल्प सभी राज्य सरकारों, भारत सर 
कार के सभी मंत्रियों , प्रधान मंत्री के सचिवालय , राष्ट्रपति के 
निजी और फौजी सचिवों , मंत्रिमंडल , सचिवालय , संसदीय 
सचिवालय , योजना कमीशन , और भारत के नियंत्रक महा 
लेखा परीक्षक को भेज दिया जाये । 

आदिष्ट यह भी कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित 
हो और कि राज्य सरकारों को , सब की जानकारी के लिये , 
इसे राज्य राजपत्रों में प्रकाशित करने की प्रार्थना की जाये । 


प्रेम प्रकाश अग्रवाल 
संयक्त सचिव , भारत सरकार । 


